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जिसका उत्‍तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।
.....
राज्यों के जल स्तर में कमी
150. 
डॉ. आर. लक्ष्मणन :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्या यह सच है कि सरकार ने भूजल स्तर में गिरावट के आधार पर अत्यधिक दोहन करने वाले 15 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों को वर्गीकृत किया है; 
(2) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(3) क्या सरकार ने इन अत्यधिक दोहन करने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कम हुए भूजल स्तर के पुनर्भरण हेतु कोई व्यापक नीति तैयार की है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री  (प्रो. सांवर लाल जाट)
(क) और (ख) क्रियाशील भूमि जल संसाधनों के अद्यतन आकलन (वर्ष 2011) जो सीजीडब्‍ल्‍यूबी और राज्‍य  सरकारों द्वारा संयुक्‍त रूप से किया गया था, के अनुसार देश में 16 राज्‍यों और 2 केन्‍द्र शासित प्रदेशों की 6607 आकलन इकाईयों (ब्‍लॉक/मण्‍डल /तालुका/ फिरका/ जिले) में से 1071 इकाईयों को भूमि जल स्‍तर घटने और भूमि जल विकास की अवस्‍था के आधार पर ‘अति-दोहित’ की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ‘अति-दोहित’ की श्रेणी में वर्गीकृत आकलन इकाईयों का राज्‍यवार ब्‍यौरा अनुलग्‍नक में दिया गया है। 
(ग) 
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी राष्‍ट्रीय जल नीति (2012) अन्‍य बातों के साथ-साथ जल के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा का समर्थन करती है और वर्षा जल संचयन, वर्षा जल के सीधे इस्‍तेमाल तथा अन्‍य प्रबंधन उपायों के जरिए जल की उपलब्‍धता को बढ़ाने की आवश्‍यकता पर जोर देती है। राष्‍ट्रीय जल नीति (2012) उपयुक्‍त कार्रवाई के लिए सभी राज्‍य सरकारों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों और केन्‍द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को परिचालित की गयी है।
इसके अतिरिक्‍त, इस मंत्रालय ने सभी राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों को एक मॉडल विधेयक परिचालित किया है ताकि वे भूमि जल के विनियमन और विकास के लिए उपयुक्‍त भूमि जल विधान बना सके, जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान है। अब तक 15 राज्‍यों/ केन्‍द्र शासित प्रदेशों में मॉडल विधेयक के अनुरूप भूमि जल विधान अपनाया और कार्यान्वित किया है। 31 राज्‍यों/ केन्‍द्र शासित प्रदेशों ने कानून बनाकर या नियम एवं विनियम बनाकर या भवन उपनियमों में प्रावधान करके अथवा उपयुक्‍त सरकारी आदेशों द्वारा वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया है।
केन्‍द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्‍ल्‍यूबी) ने 2013 के दौरान भूमि जल वैज्ञानिकों / विशेषज्ञों के सहयोग से ‘’भारत में भूमि जल के कत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्‍टर योजना ‘’ नामक संकल्‍पना दस्‍तावेज तैयार किया है। मास्‍टर योजना में 85 बीसीएम (बिलियन घन मीटर) जल संचय करने के लिए 79178 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से देश में 1.11 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं  के निर्माण की योजना है। संवर्धित भूमि जल संसाधनों से पेय जल, घरेलू, औद्योगिक और सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की उपलब्धता बढ़ेगी। यह मास्‍टर योजना कार्यान्‍वयन के लिए सभी राज्‍य सरकारों को परिचालित की जा चुकी है।
महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की अनुसूची-I के अनुसार भूमि जल संवर्धन के लिए जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाएं  मनरेगा के कार्यों में विशेष ध्‍यान केन्द्रित किए जाने के घटक हैं और लगभग दो तिहाई व्‍यय सीधे तौर पर जल संचयन संरचनाओं के निर्माण से जुड़ा है।
इसके अतिरिक्‍त, केन्‍द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्‍ल्‍यूए)  ने भूमि जल/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने के उपाए करने हेतु सभी राज्‍यों के मुख्‍य सचिवों और सभी केन्‍द्र शासित प्रदेशों के प्रशासको को निर्देश जारी किए हैं।
अनुलग्‍नक 
‘राज्यों के जल स्तर में कमी’ के विषय में दिनांक 30.11.2015 को राज्‍य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 150 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्‍नक 
अति-दोहित आकलन इकाईयों का राज्‍यवार / केन्‍द्र शासित प्रदेश-वार ब्‍यौरा 
	क्र.सं.
	राज्‍य/ केन्‍द्र शासित प्रदेश 
	आकलित इकाईयों की कुल संख्‍या 
	अति दोहित आकलन इकाईयां

	
	
	
	संख्‍या 
	%

	 
	राज्‍य 
	
	
	

	1
	आंध्र प्रदेश
	662
	41
	6

	2
	तेलंगाना
	448
	42
	9

	3
	छत्तीसगढ़
	146
	1
	1

	4
	दिल्ली
	27
	18
	67

	5
	गुजरात
	223
	24
	11

	6
	हरियाणा
	116
	71
	61

	7
	हिमाचल प्रदेश
	8
	1
	13

	8
	झारखंड
	210
	6
	3

	9
	कर्नाटक
	270
	63
	23

	10
	केरल
	152
	1
	1

	11
	मध्य प्रदेश
	313
	24
	8

	12
	महाराष्ट्र
	353
	10
	3

	13
	पंजाब
	138
	110
	80

	14
	राजस्थान
	243
	172
	71

	15
	तमिलनाडु
	1129
	374
	33

	16
	उत्तर प्रदेश
	820
	111
	14

	
	योग (राज्‍य )
	5258
	1069
	20.33

	 
	केन्‍द्र शासित प्रदेश
	 
	 
	 

	1
	दमन और दीव 
	2
	1
	50

	2
	पुदुच्‍चेरी 
	4
	1
	25

	 
	योग (केन्‍द्र शासित प्रदेश)
	6
	2
	33.33

	
	कुल योग 
	5264
	1071
	20.34


